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 COMMITTEE  ON  PUBLIC  UNDER-
 TAKINGS

 SIXTEENTH  REPORT

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Dia-
 mond  Harbour):  Sir,  I  beg  to  present
 the  Sixteenth  Report  of  the  Com-
 mittee  on  Public  Undertakings  on  Jute

 Corporation  of  India—Economic
 Offences  committed  by  Jute  Trade  and
 Jute  Industry.

 {Sm  N.  K.  SHEJWALKER  in  the  Chair]

 INDUSTRIAL  RELATIONS  BILL*
 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-

 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA;}:  Sir,  I

 beg  to  move  for  leave  to  introduce  a
 Bill  to  consolidate  and  amend  the  law
 relating  to  the  registration  of  trace
 unions  of  employees  and  employers.
 the  rights  and  liabilities  of  registered
 trade  unions  and  ssitlement  of  trade
 union  disputes,  the  conditions  of  em-
 ployment  of  employees  and  the  investi-
 gation  and  settlement  of  disputes  bet-
 ween  employees  and  employed  in  in-
 dustrial  establishments  or  undertak-
 ings  and  their  employers,  and  for
 matters  connected  therewith  or  inci-
 dental  thereto,  with  a  view  to  promot-
 ing  healthy  industrial  relations  leading
 to  accelerated  economic  development
 and  social  justice.

 SOME  HON.  MEMBERS  rose—
 MR.  CHAIRMAN:  Motion  moved:

 “That  leave  be  granted  to  intro
 duce  a  Bill  to  consolidate  and  amend
 the  law  relating  to  the  registration
 of  trade  unions  of  employees  and
 employers,  the  rights  and  labilities
 of  registered  trade  unions  and  settle-

 *  ment  of  trade  union  disputes,  the
 conditions  of  employment  of  em-
 ployees  and  the  investigation  and
 settlement  of  disputes  between  em-
 ployees  employed  in  industrial
 establishments  or  undertaking  and
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 their  employers,  and  for  matters
 connected  there  with  or  incidental
 thereto,  with  a  view  to  promoting
 healthy  industria]  reiations  leading
 to  accelerateg  economic  development
 and  social  justice.”

 There  are  twelve  Members  who  have
 given  their  names  to  cppose  the  intro
 duction  of  this  Bill.  Out  of  that  I  am
 told  that  two  Memkerg  have  said  that
 it  is  not  legal,  that  is,  about  competen-
 ice.  Mr.  Jyotirmoy  Bosu,  are  you  on
 that  point?

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  (Dia-
 mond  Harbour):  Yes,  Sir.

 MR.  CHAIRMAN:  Mr.  Limaye  alse?

 SHRI  MADHU  LIMAYE  (Banka):
 Yes.  I  am  going  fo  make  a  submission
 about  the  competence.

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA
 (Serampore):  My  pvint  is  also  that  it
 is  beyond  the  purview  ef  the  Consti-
 tution.

 MR.  CHAIRMAN:  Then  J  will  call
 you  one  by  one.  I  will  cal]  the  Mem-
 bers  in  the  order  in  which  the  names
 have  come  regarding  this  point.

 Mr.  Dinen  Bhattacharya.

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA:
 Mr.  Chairman,  Sir,  this  Industrial  Ke-
 lations  Bill  is  nothing  but  an  anti-
 working  class  Bill.  The  rightg  that
 the  workers  got  after  along  struggle
 are  being  sought  to  he  snatched  away
 by  thig  Bill.  It  is  an  affront  to  the
 Government's  own  Committee  that  was
 set  up.  the  constituents  of  which  were
 the  representatives  of  all  the  Central
 trade  unions,  including  the  Chambers
 and  other  organizations,  and  also  Gov-
 ernment  representatives,  They  made
 certain  recommendations  and  they
 have  been  totally...

 MR.  CHAIRMAN:  You  have  simply
 to  say  regarding  the  competence  first
 and  not  on  other  points.
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 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA:
 ्  am  coming  to  that.  As  per  the  Con-
 stitution...

 MR.  CHAIRMAN:  Please
 yourself  to  that  only  and  not
 points.

 confine
 other

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA:
 As  per  the  Constitution,  the  Govern-
 ment  has  to  ascertain  the  views  of  the
 Centra?  Trade  Unions.  And  the  Cen-
 tral  Trade  Unions  have  unanimously
 made  certain  suggestions  which  have
 been  totally  overlooked  and  not  taken
 care  of  by  the  Minister.  And  the  con-
 stitutional  right  and  also  the  funda-
 mental  right  which  is  there,  to  strike
 work,  has  been  taken  away  by  this
 Bill  The  Constitution  gives  the  work-
 ers  the  right  tn  organize  themselves  in
 trade  unions.  Now  they  will  have  to
 depend  on  the  bureaucrats  and  the  offi-
 cers  to  get  a  Union  registered.  This
 Way  the  provisions  that  have  been
 made  here  are  alfJ  meant  to  see  that
 the  trade  unions  completely  come
 under  the  contro]  and  whims  of  the
 bureaucrat  as  well  as  the  ruling  party.

 So  ¥  emphatically  and  eamestly
 request  the  Minister  not  to  introduce
 this  Bill,  take  it  hack  and  come  again
 with  a  fresh  Bil.

 हो  बधु  लिमये  (बांका)  :  सभापति
 महीदए,  मैं  दो  दफा  नहीं  बोलने  वाला  हूं
 इसलिए  मैं  जहां  लेजिस्लेटियव  काम्पीटेंस  के
 बारे  में  बोलंगा  वही  उस  के  बाद  मेरे  जो  दो
 सीन  मह  हैं  वह  भी  सामने  रुखूंगा  ।  पहले
 मुझे  इस  बात  पर  रोय  प्रकट  करता  है  कि
 हमारी  सरकॉर  के  द्वारा  जिस  ढंग  से  विधे-
 यकों  के  बारे  में  जल्दबाजी  की  जा  रही  है  भौर
 नियमों  के  विपरीत  काम  किया  जा  रहा  है,
 यह  मैं  मानता  है  कि  संसद  की  गरिमा  श्रौर
 परम्परा के  लिए  भक्छा  नहीं  है।  इस  को  धाप
 देखिए  एक  मेमोरेंडस  कल  परिचालित  किया
 गया  यह  मेमोरेंडस  इस  प्रकार  है--

 “Government  have  repertedly
 angounced  on  the  ftoor  of  the  House
 that  the  Industrial  Relations  Bil}
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 would  be  introduced  in  the  current
 session  of  Lok  Sabha.  As  the  Bill  is
 of  a  complex  nature,  it  has  been
 possible  to  draft  and  print  the  Bill
 only  now.  As  Government  is  keen
 to  introduce  the  Bill  during  the  cur
 rent  session  it  has  not  been  possible
 to  circulate  it  to  members  two  days
 in  advance  of  the  date  of  introduction
 as  required  under  Direction  798.7

 इस  में  केवल  दो  कारण  दिए  गए  हैं  कि  यह  एक
 बहुत  पेचीदा  उलझन  वाला  बिल  है,  इस  में
 समय  लगा  झौर  चंकि  इसो  सत्न  में  इस  को
 पेश  करना  था  t  इसलिए  जो  निमम  हैं  या
 प्रध्यक्ष  का  जो  निर्देश  है  उस  का  पालन  नहीं
 हो  सका  ।  मैं  यह  जातना  चाहता  हूं  इतने
 महीने  से  इस  बिल  के  व  रे  में  चर्चा  हो  रही  थी,
 ऐसी  स्थिति  में  इस  को  पहले  क्‍यों  नहीं  किया
 गया  ?  इस  का  कारण  मैं  ग्राप  केः  सामने  स्पष्ट
 रखना  चाहता  हूं  हमारे  सित्र  श्री  रवीन्द्र
 वर्मा  इस  समय  दो  महऊमें  संभाल  रहे  हैं  ।
 एक  तो  संसद  कार्य  मंत्रो  का  भार  वह  संभाल
 रहे  हैं  गौर  एक  मजदूर  विभाग  का  |  तो
 मजदूर  विभाग  का  काम  इतना  मुश्किल  है
 झौर  झाज  कल  झौद्योगिक  रिश्तों  की  जो
 स्थिति  है  इस  को  देखते  हुए  फल  टाइम  मि-
 निम्टर  की  जरूरत  है।  लेकिन  यह  राज्य  सभा
 में  ही  वह  जो  मासला  आया  था  उस  में  ही  इतने
 उलसे  हु  थे  कि  इनको  समय  ही  नहीं  था  मजदूर
 विभाग  को  देखने  के  लिए  ।  इसलिए  मेरी
 पहली  प्रार्थना  यह  रहेगी,  प्रधान  मंत्री  रहते
 तो  ग्रच्छा  होता  कि  मडदूर  विभाग  के  लिए
 एक  फूल  टाइम  मिनिस्टर  होना  चाहिए  जो

 पूरा  समय  दे  सके  ।  संसद  कार्य  विभाग  जिस
 ढंग  से  चल  रहा  है  उस  को  देखते  हुए  उस  के
 लिए  भी  जैसे  पहले  होता  था,  पूरा  समय  देने
 बाला  मंत्री  होता  खलाहिए।  यह  तो  कोई
 प्रन्दरूती  बात  नहीं  है,  सदन  के  कार्य  पर  इस
 का  असर  हो  रहा  है,  इसलिए  मैं  ऐसा  कह  रहा
 हूँ,  नहीं  तो  ऊनीकृष्णन्‌  या  कोई  झ्ौर  यह  कहेंगे
 कि  प्रन्दरनी  मामला  ला  रहे  हैं।  इन  का
 प्रन्दरनी  मामलों  के  बारे  में  कया  दिमाग
 है,  यही  समझ  में  नहीं  झाता  ।
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 (aft  मधु  लिमये]
 You  have  a  very  wrong  notion  of  in-
 ternal  matters.  I  will  not  fall  into
 your  trap,  Mr.  Ravi.  (ध्यवधान  )  ती

 मैं  कह  रहा  था,  प्रापकी  मार्फत  प्रधान
 मंत्री  जी  से  प्राथंना  कर  रहा  हूं  कि

 मजदूर  विभाग  भौर  संसर्कायें  विभाग--
 दोनों  के  लिए  अलग  अलग  मंत्री  हों  धौर  पूरा
 समय  देने  वाले  हों  t

 क्रो  श्यामनन्दन  मिश्र  (  बेगूसरय  )  :
 बर्मा  जी,  इन  दोनों  विभागों  में  से  किसके  लिए
 उपप्क्‍त  हैं  ?

 शो  मधु  लिमये  :  वह  तो  प्रधान  मंत्रों
 का  प्रधकार  है-  ऐसा  मैं  मानता  हूं  ।  मुझ
 से  पूछेंगे  तो  मैं  सलाह  दे  सकता  हूं  लेकिन
 अनाहुत  तरीके  से  सलाह  देने  वाला  मैं  नहीं
 हूं  ।  परत  इस्वाइटेड  सजाह  देने  वाला  मैं  नहीं
 हूँ

 अब  आप  डायरेक्शन  (198),  देखें
 “Provided  further  that  in  other

 cages,  where  the  Minister  desires
 that  the  Bill  may  be  =  introduced
 earlier  than  two  days  after  the  cir-
 culation  of  copies  or  even  without
 prior  circulation,  he  shall  give  full
 reasons  in  a  memoradum  for  the
 consideration  of  the  Speaker  explain-
 ing  as  to  why  the  Bill  is  sought  to  be
 introduced  without  making  available
 to  members  copies  thereof.....”

 वगैरह  वगैरह  ।  तो  फुल  रीजन्स  देने  चाहिएं  ।
 यह  तो  ब्रापात  काल  के  लिए  प्रावधान  है  ।
 क्या  हर  दिन  इसका  इस्तेमाल  होगा  aA  मैं
 जानता  हूं  भ्रधिकतर  लोगों  ने  इसका  अ्रध्ययन
 नहीं  किया  होगा  ।  आज  जो  दूसरे  दो  विधेयक
 कराये  हैं  उनको  मुझे  भी  देखने  का  मौका  नहीं
 मिला  है।  (व्यवधान)  मंत्री  महीदय  ते  कल
 कहा  था  कि  दो  ब्रिल  झाने  वाले  हैं  लेकिन  मैं
 अभी  उन  पर  नहीं  झा  रहा  हूं  क्योंकि  मैंने
 देखा  ही  नहीं  है  बिता  भ्रध्ययन  किए  मैं  ध्रपनी
 जबान  नहीं  खोलुंगा।  (व्यकधान)  मैं  इस  बात
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 a  ter  परेशान  ।  कि  फिर  सबेरे  उठकर
 झाइईर  पेपर  देखो,  तैयारी  करो--यह  सब  मैं
 नहीं  करना  चाहता  |  मैं  चाहता  हूं  दस  काम  से

 मुझे  छट्टी  मिले  लेकिन  दुर्भाग्य है  कि  यह  करना
 पड़  रहा  है  ।

 तो  मैं  कह  रहा  था  कि  फूल  रीजन्स  नहीं
 दिए  गए--एक  भ्राक्षेप  मेरा  यह  है  ।

 दूसरे  जहां  तक  लेजिस्लेटिव  कॉपिटेंस
 का  सवाल  है,  मैं  भ्रापका  ध्यान  क्लाज  90(4)
 ककी  शोर  दिलाना  चाहता  हैँ  ।  यह  नया  है,
 पुराने  इं  डस्ट्रियल  डिसप्यूट्स  ऐक्ट  में  यह  नहीं
 था।  यह  इस  प्रकार  है:

 “The  Registrar  shall  have  general
 power  of  supervision  and  superin-
 tendence  over  the  conduct  of  strike
 ballot  and  he  shall  also  decide,  in
 such  manner  a8  may  be  prescribed,
 any  dispute  pertaining  to  a  strike
 ballot  and  he  may  exercise  such
 powerg  either  on  his  own  motion  or
 on  a  request  made  in  that  behalf
 by  any  employee  or  the  employer.”

 एम्पलायर  भी  जोड़  दिया  है  |  भ्रब  हमको  जो

 बुनियादी  प्रश्चिकार  मिला  है  वह  क्‍या  है
 &  19(1)  (सी)  की  झोर  ध्यान  दिलासा
 चाहता  हूं।  वह  a:  the  right  to
 form  associations  and  unions.
 अरब  श्राप  सोंचे  कि  यह  जो  बनियादी  मौलिक
 भ्रधिकार  है  इसकी  व्याप्ति  क्या  है,  इसकी
 मर्यादायें  क्या  हैं--इसकों  भी  हम  समझ  |
 जह्नां  तक  इंग्लैंड  का  सवाल  है.  हम  हमेशा
 इंग्लैंड  की  बात  करते  हैं  (श्यवधान)  मैं
 मानता  हूं  हमारे  संसद  की  गरिमा  भी  उतनी

 ही  बड़ी  क्या,  उस  मे  भी  ज्यादा  हो  सकती  है।
 उसकी  झलक  झापने  परसों  दिखला  दी  i  मैं

 गुलाम  मनोवृत्ति  का  नहीं  हूं,  मैं  मालता  हूं  कि

 हिन्दुस्तान  की  संसद  नया  नकशा  प्रस्तुत  कर
 सकती  है

 मैं  बितले  ऐंड  राव  का  भाष्य  पढ़  रहा हूं
 i9(4)  (#t)  #%  अधिकार  की  व्याप्त



 क्यो  है,  मर्यादा  क्‍या  है,  उसके  इंप्लीकेशन्स
 क्‍या  हैं।

 इस  में  वे  कहते  हैं
 “Right  to  Strike:—In  Halsbury's

 Laws  of  England,  2ng  Edn.,  Vol.  VI,
 p.  392,  the  right  to  strike,  or  the
 right  of  the  subject  to  withhold  his
 labour,  so  long  as  he  commits  no
 breach  of  contract  or  tort  or  crime,
 is  enumerated  as  one  of  the  impor-
 tant  liberties  of  a  British  subject
 which  may  be  regarded  as  of  a
 fundamental  character.”

 मतलब  केवल  ट्रेड  यूनियन  बनाने  के

 अधिकार  को  ही  नहीं,  ब़िटेन  में  हड़ताल  करने
 के  अधिकार  को  भी  एक  मौलिक  झधिकार
 माना  गया  है  1  लेकिन  हमारे  संविधान  के

 तेहत  उच्च  न्यायालयों  के  जो  निर्णय  हैं,  उन
 निर्णयों  में  इस  दूरी  तक  तो  सुप्रीम  कोर्ट  नहीं
 गया  है--  क्योंकि  जो  सच्ची  बात  है,  उस

 को  ही  मैं  श्राप  के  सामने  रखना  चाहता  i
 लेकिन  मैं  पूछता  चाहता  हुं--क्या  संघ
 बनाने,  ट्रेंड  यूनियन  बनाने  के  प्रधिकार  में

 अपने  ढंग  से  ट्रेड  यूनियन  चलाने  भौर  उस  में

 झनहय्‌  इंटरफोप्ररेंस  (हस्तक्षेप)  न  होने
 देना--मालिक  के  द्वारा  या  सरकार  के  द्वारा--
 बया  यह  भ्रध्चिकार  प्रन्तभूत  नहीं  है  ?

 इस  लिए  मैं  कहता  हुं--मैं  हड़ताल
 करने  के  अभ्रधिकार  पर  नहीं  धरा  रहा  i

 but  the  right  to  form  associations  and
 allow  them  to  run  their  own  affairs
 without  interference  frem  the  Govern-
 ment  and  from  the  employers.  यह  मेरा

 प्रश्न  है।  मेरा  हड़ताल  का  प्रश्न  नहीं
 है।  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  हड़ताल  का

 बुनियादी  अधिकार  है,  मैं  यह  कह  रहा  हूं
 कि  यूनियन  बनाला,  उस  के  कार्य  को  चलाना
 झौर  उस  में  हस्तक्षेप  न  होग  देना,  मालिक  था
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 सरकार  के  नियन्त्रण  से  उस  को  मुक्त  रखना----

 यह  भ्रधिकार  इस  में  व्याप्त  है  1  इस  लिए

 मेरा  यह  कहना  है  कि  जो  क्लाज  90  (4)  है---
 यह  संविधान  द्वारा  दिए  गए  प्रधिकार
 का  हनन  करता  है।  इसलिए

 This  Clause  is  beyong  the  legislative
 competence  of  this  House,

 सभापति  महोदय,  जब  लेजिस्लेटिव
 काम्पोटेंस  का  सामला  शझ्राता  है--तो  प्रध्यक्ष
 महाँदय  भ॑!  उस  में  भ्रपना  निर्णय  नहीं  देते  हैं--
 यह  प्रदालत  का  श्रधिकार  है।  लेकिन  यह
 मामला  इस  लिये  यहां  पर  उठाया  जाता
 है  ताकि  सदन  में  इस  पर  पूरी  बहस  हो  सके  ।
 भ्राप  नियम  72  को  देखिये  ---यह  नियम  इस
 प्रकार  है

 “If  a  motion  for  leave  to  introduce
 Speaker,  after

 permitting  if  he  thinks  fit,  a  brief
 explanatory  statement  from  the
 member  who  moves  and  from  the
 member  who  opposes  the  motion
 may,  without  further  debate,  put  the
 questions:
 Provided  that  where  a  motion  is
 opposed  on  the  ground  that  the  Bill
 initiates  legislation  outside  the  legis-
 lative  competence  of  the  House,  the
 Speaker  may  permit  a  full  discussion
 thereon.”

 इसलिये  मैं  चाहता  हूं  कि  जिन्होंने
 नोटिस  दिया  है,  उन  को  ही  नहीं,  बल्कि  इस
 सदन  वे;  दूसरे  ऐसे  सदस्य  जो  ट्रेड  यूनियन
 झान्दोलन  से  सम्बन्धित  हैं.  वे  भी  यदि  कुछ
 बोलना  चाहें  तो  उन  को  भी  आप  जरूर  सूरने।

 मझे  दूसरा  निवेदन  यह  करना  है
 Clause  90(1),  Chapter  VIII;  Strikes

 and  Lockouts—

 “No  employee  employed  in  gny
 essential  service  ghall  go  on  strike  in
 breach  of  contract.”

 यानी  पूरा  ब्लैंकेट  प्रधिकार  प्राप  के  पास  है  1
 मैंने  पुराने  इण्डस्ट्रीयल  डिस्प्यूट  एक्ट
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 से  जो  निकाला  है--वह  झाप  के  सामने
 रखना  चाहता  हैं  t  उस  में  कुछ  कण्डीशन्ज  दी
 हैं
 “Section  2201):  No  person  employed

 in  a  public  utility  service  shall  go  un
 strike  in  preach  of  contract--

 झर  आने  हण्टोशन  ई/  है---
 (a)  without  giving  to  the  employer

 notics  of  strike,  as  hereinafter  provid-
 ed,  with'n  six  weeks  before  striking;

 (b)  within  4  days  of  giving  such
 notice;

 (९)  before  the  expiry  of  the  date  of
 strike  specified  in  any  such  notice  as
 aforesaid;  ,

 (d)  during  the  pendency  of  any
 conciliation  proceedings  before  a
 conciliation  officer  ang  stven  dayg  after
 the  conclusion  of  such  proceedings.”

 इस  तरह  से  पहले  यह  था  1
 ही  दीनेन  भटट्टांचार्य  (सीरमप्र  )  :

 अब  44  दिन  है  |

 भरी  सधु  लिमये”  वह  नीचे  हैं।  यही
 झंझट  होता  है  प्रव  ग्राप  बताइए  कि  पहने
 सेक्शन  22  a)  में  था  और  भव  (2)  हो
 शरथ ।  यह  इतना  मोटा  दिल  है  कि  इसको
 पहले  सकनेट  करता  चाहिए  था।

 तो  मैं  बढ  कह  रहा  था  कि  पहले  के

 ऐक्ट  में,  झ्रागे  चल  कर  देखिए.  यह  था  कि
 नोटीफिकेशन  निकालना  पहला  था  सरकार  को
 और  छ  महीने  तक  यह  लागू  रहता  था  और
 फिर  उस  वक्त  को  बढ़ाया  जाता  था
 लेकिन  श्व  यह  सिमिटेशन  तो  है.  नहीं

 यानी  मेरा  मद्ठा  यह  है  कि  जो  ताःकालिक
 बात  थी,  उस  ताकालिक  वात  को  स्थायी
 बनाया  जा  रहा  है।  अब  यह  प्रस्थायी  बात
 को  स्थायी  बनाने  को  जो  वात  हमारी  सरकार  ने

 शुरू  कर  दी  है,  उसके  प्रति  मैं  प्रपती  असहमति
 प्रकट  ठरना  चाहता  हुँ  :  पिछली  बार  कक

 झा  कि  क्रिसिनल  प्रोसीजर  कोड  में  संशोधन
 करने  के  लिए  एक  विधेयक  लागसा  गया  और
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 उस  में  प्रिबेंटिव  डिटेंगन  की  जो  धारा  थी,  उस
 को  स्थायी  बनाने  का  प्रयास  किया  गया  a
 हम  ही  लोगों  के  विरोध  के  चलते  उस  विधेयक
 को  सरकार  ने  वापस  ले  लिया  झौर  वह  शच्छा

 ही  किया  मेरी  राय  में  लेकिंग  पहले  क्या  होतः  था,
 969  से  पहले  प्रियेंटिव  डिटेंगन  का  कानून

 एक  साल  के  लिए  रहता  थाओझौर  जब  प्रल्पमत
 में  श्रीमती  इन्दिया  गांधी  हो  गई  तो  उस  काजूत
 को  इस  सदन  में  हम  ने  पास  नही  होने  दिया ।
 यह  बात  श्री  समर  मुधर्जी  सानते  हैं  भौर  दूसरे
 सदस्य  जानते  हैं  और  जब  977  में उम
 दो-सिहाई  बहुमत  हो  गया  भौर  श्रीमती  पा  ती
 मेनन  की  पार्टी  ने  उन  का  साथ  दिया

 (ब्यवधान)..  .  थ्ीमती  पाती  कृष्णन  जाई

 एम  सोरी  t  मैं  तो  उन  का  नाम  पावती

 ही  जानता  हूँ।  तो  में  यह  कह
 रहा  भा  कि  जब  इन  के  दल  का

 समर्थन  भिल  गया  झौर  दो-निहाई  बहुमत
 उस  को  मिल  गया,  तो  मीसा  भी  परमानेस्ट

 हो  गया,  यह  सब  शाप  जानते  जब  तक
 श्रीगर्ती  इन्दिरा  गांधी  ऑ्त्पमत  में  थी,  हम
 लोगों  ने  पिवैंटिव  स्टिंगन  बिल  पास  नहीं

 होने  दिया  प्रौर  उस  में  श्राप  ने  भी  मदव  की  थी

 लेकिस  197  में  क्या  हुप्ना  कि  रुव  भ्राप  लोग
 उनके  साथ  हो  गए,  तो  पर्मानेन्‍्ट  मीरा  प्रा
 गया  झौर  ये  लोग  भी  उस  को  पमनिन्ट  बनाने

 चाहते  थे  लेकिन  प्रास्वरिक  विरोध  के  कारण

 बैसा नहीं  डधा।  (हयबधान)  फक
 यह  है  कि  उन  की  पार्टी  में  विरोध  नहीं  हुश्न.  !

 SARI  C.  K.  CHANDRAPPAN
 (Cannanore):  You  are  now  speaking
 about  all  this  after  your  mediation
 efforts  in  the  Janata  Party  have  failed.

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  It  was  a
 docile  party  and  our  party  is  an  alive
 party.

 SHRI  C.  K,  CHANDRAPPAN:  =
 have  got  my  own  doubts.

 गु  लिमये  यह  इस्टरनल  मामला

 नहीं  होता  है।  हमे  लोगीं  मे  सं:बिते  कर  दिया  हैं
 कि  हमारी  पार्टी  गुस्तामों  की  पाही  कीं  हैं  जैसी



 sure  की  कर्टी  है  या  कांग्रेस  कार्टी  है
 बाचंबान)

 wearer  बहोक्व :  मधु  लिमये  शी,
 समय  का  ध्यान  रखते  हुए  श्राप  टू  दि  प्वाइंट
 बात  करें  तो  भ्रन्‍्का  है।  प्याइन्टवाइज
 बाप  कहूँ

 tt  भधु  लिभये  :  मैं  समाप्त  कर
 रहा  हुं  तीसरा  मामला  है  बेरीफिकेशन
 बाला  |  ट्रेड  यूनियन  के  हारा  यह  सुझाव  दिया
 गया  था  कि  बैलेट  के  जरिये  तव  किया  जाए
 कि  कौन  प्राथिष्तिक  यूनियन  है,  लेकिन  इसमें
 दो  पेंसिद्धान्नों  की  खिचड़ी  की  गई  है।  तो  मैं
 इसका  विरोध  करना  चाहता  हूं  ?  केवल  बँलेट
 से  यह  हो,  यह  फंडामेन्टल  प्रिसिपल  है।
 प्रौर  चौथी  बाल  यह  है  कि  उद्योग  और  इंडस्ट्री
 की  जो  परिभाषा  की  गयो  है,  =
 को  सप्रीम  कोट  में  बढ़ाया  है,  इन्हों
 कम  किया  है  केवल  इन्होंने  कहा  कि--

 Two  morc  Bills  are  being  introduced.
 झौर  उन  के  जा  ग्रधिकार  हैं  उन  की  तरफ  भी
 हम  ध्यान  दे  रहे  हैं।  मैंने  इस  का  प्रध्ययन
 किया  है  1  (ड्यथधान)  प्रागे  भी  पढ़ुंगा  ,

 अन्त  में  मजदुर  पंत्री  से  मेरी  प्रार्थना  है  कि
 भविष्य  में  बे  बहुत  जत्दी  से  बिलों  को  बना
 कर  परिच्ालित  करें  और  सेम्बरों  को  'हने
 का  मौका  दिया  जाए  t  वैसे  इस  विधेयक
 में  बहुत  सारी  झच्छों  बातें  हैं  ।
 इसलिए,  अजब  लोगों  ने  पृछा  कि  डिबवीजन

 होगा  तो  मैंने  उन  से  यद्वी  कहा  कि  डिवीजन
 नहीं  होगा  ।  पावंती  जी  ने  मी  मान  लिया  है  कि
 शिनीरत  नहीं  होया  |

 SHRIMATI  PARVATHI  KRISHNAN
 (Catmbatore):  |  suppose  he  does  not
 speak  for  me.  Why  does  he  attack  me?

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  I  am  not
 attacking  you.  I  am  speaking  only
 on  MISA.

 SHRIMATI  PARVATHI  KRISH-
 NAN;  I  will  speak  for  myself.
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 st  ag,  फलते  :  सभापति  महोदय,
 अन्यकाद  at

 SHR]  JYOTIRMOY  BOSU  (Diamond
 Harbour):  Mr.  Chairman,  Sir,  as  far’
 as  this  Bill  is  concerned,  I  do  not  wish
 to  lose  sight  of  the  fact  that  this  is  at
 the  introduction  stage  and  we  are  not
 debating  in  the  first  reading  stage.

 Sir,  I  oppose  this  Bill,  because,  it  not
 only  violates  all  democratic  norms  and
 fundamental  rights  which  are  enjoyed
 by  the  people  of  this  country,  but,
 because,  it  is  anti-working  class,  it  is
 anti-trade  union  and  so  on  and  so  forth.

 Besides  that,  it  offends  and  it  vio-
 lates  the  various  Articles  of  the  Indian
 Constitution.  I  will  give  you  exam-
 ples.  .

 MR.  CHAIRMAN:  Which  are  those?

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  I  am
 just  coming  to  it,  Sir.  If  you  come  to
 clause  103)  you  will  see  this.  It  pro-
 vides  that  the  Central  Government
 may  apply  the  provision  of  the  Bill  to
 ditferent  States  on  different  dates,  The
 Bill  does  not  lay  down  any  guidelines
 and  it  does  not  say  on  what  considera-
 tion  such  different  treatment  can  be
 made.  For  people  in  the  different
 States  there  can  be  differential  treat-
 ments  and  that  will  be  violative  of
 Article  4  of  the  Constitution.

 Therefore,  this  Bill  cannot  be  Intro~
 duced  here.

 Then,  May  |  proceed,  Sir?
 Clause  24(3)  gives  power  to  the

 Registrars  of  Trade  Unions  to  compul-
 sorily  amalgamate  with  another  Trade
 Union.  This  appears  to  be  absolutely
 violative  of  Article  9  of  the  Constitu-
 tion.

 Thereforegthis  Bill  cannot  be  intro-
 duced  here.

 My  third  objection  is  this:

 Clause  933  provides  that  a  person
 shall  be  qualified  for  being  chosen  or
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 for  being  an  office-bearer  of  a  regis-
 tered  trade  union  if  he  is  already
 office-bearer  of  not  less  than  four
 Trade  Unions.

 This  also  appears  to  me  to  be  vio-
 lative  of  Article  9  of  the  Constitution.

 Then,  Sir,  Chapter  IV  contemplates
 certification  of  one  union  as  a  sole
 negotiating  body  if  it  has  the  support
 of  not  less  than  65  persons  of  the
 employees  and  there  are  similar  provi-
 sions.  They  also  appear  to  subs-

 tantially  curtail  the  fundamental
 rights  as  guaranteeq  under  Article  9
 of  a  trade  union  to  act  as  a  negotiating
 body.

 MR.  CHAIRMAN:  What  are  the
 provisions  you  are  referring  to?

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Chapter
 IV,  Sir.  Then,  please  see  Clause  56.
 Clause  56  may  be  said  to  have  put  un-
 reasonable  restrictions  on  the  rights
 of  trade  unions.

 Then,  Sir,  Chapter  X  deals  with  un-
 fair  practices.  The  particulars  of  un-
 fair  practices  have  been  set  out  in  the
 Fourth  Schedule.  Part  II  of  the
 Schedule  restricts  various  rights  which
 are  the  fundamental?  rights  of  the  emp-
 loyers.  It  is  doubtful  whether  such
 restrictions  are  valid  restrictions.

 Therefore,  Sir,  Constitutionally  and
 otherwise,  this  Bill  cannot  be  intzo-
 duced  in  this  House.  This  is  my  res-
 pectful  submission,  Sir.

 MR.  CHAIRMAN:  Does  anybody
 want  to  say  anything  on  ‘competence’
 Mr.  Chitta  Basu,  do  you  want  to  say?

 SHRI  CHITTA  Basu  _  rosé.

 MR.  CHAIRMAN:  I  hope  the  same
 points  will  not  be  repeated.

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA):  Sir,  let

 them  speak  and  then  I  wifl  reply.
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 Otherwise  there  will  be  two  innings
 and  there  will  be  need  for  two  replies.

 MR.  CHAIRMAN:  Same  points  on
 @smpetence  wil!  not  be  repeated.  I
 have  said  that.

 SHRIMATI  PARVATHI  KRISH-
 NAN:  You  may  give  a  composite  and
 comprehensive  reply,  just  like  the
 comprehensive  legislation.

 SHRI  CHITTA  BASU  (Barasat):
 Sir,  I  do  not  wish  to  refer  to  those
 clauses  which  have  already  been  men-
 tioned  by  Shri  Madhu  Limaye  and
 Shri  Jyotirmoy  Bosu.  I  shall  refer  to
 Clauses  22  and  34  only.  These  are  in
 addition  to  those  clauses  which  have
 already  been  mentioned  by  them.
 These  clauses  are  violative  of  Article
 9(l)(c)  of  the  Constitution  which
 means  a  person  shall  be  disqualified
 for  being  chosen  or  for  being  an  office
 bearer  for  a  registereqd  trade  union.
 There  are  certain  conditions  which  are
 against  the  independent  functioning  of
 the  trade  union  guaranteed  under  Arti-
 cle  9(l)(c).

 Then  I  come  to  Clause  34.  In  this
 clause  it  has  been  mentioned  as:

 “34(1)  In  the  case  of  a  trade  union
 of  employees  carrying  on  its  activi-
 ties  for  the  benefit  of  employees
 employed  in  one  industrial  estab-
 lishment  or  undertaking  only,  the
 number  of  office-bearers  of  such
 trade  union  who  are  not  persons
 actually  employed  in  such  industrial
 establishment  or  undertaking,  shall
 not  be  more  than  two.”

 Sir,  it  is  my  right  to  elect  office-bear-
 er,  the  number  of  which  might  be  ac-
 cording  to  the  rules  framed  by  the
 Union.  It  might  be  2,  it  might  be  3
 or  it  might  be  4.  It  will  be  according
 to  the  rules  framed  by  the  Trade
 Union.  Therefore,  this  provision  pre-
 vents  me  from  the  exercise  of  the
 fundamental  rights  of  running  my
 trade  union  without  jnterference  by
 the  Government  or  by  the  Employer.
 There  are  other  instances  also  which
 I  would  not  like  to  mention  here.  This
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 Proposed  Bill  is  claimed  to  have  been
 the  product  of  the  consensus  reached
 in  the  tripartite  Committee  called  the
 Committee  on  the  Comprehensive
 Industrial  Relations  Bill.  My  point
 is  that  the  claim  is  pertinent.  Why do  I  say  so?  Firstly,  you  accept  on
 one  issue  and  on  other  issues,  ag  has been  mentioneg  in  the  long  title,  it reveals  that  this  was  never  right,  this
 was  never  discussed  and  no  consensus
 ‘was  arrived  at  on  thoge  issues  which
 have  been  raised  in  the  provisions  of the  Bill.  Only  one  issue  was  mem
 tioned  there.  So  far  I  have  been  re
 peatedly  saying  about  the  need  of  the
 comprehensive  legislation  regarding  the
 industrial  relations.  Therefore,  all other  issues  which  have  been  brought into  the  body  of  the  proposed  bill  were never  discussed,  no  exchange  of  opl- nion  was  there,  and  there  was  no  con-

 Sensus  on  those  issues,  although  it  has been  claimed  that  it  is  the  product of  the  labour  of  the  Committee  on
 Comprehensive  Industrial  Relations Bi.

 Secondly,  J  am  to  point  out  that even  those  issues  where  there  were
 consensus  have  not  found  place  in  the
 body  of  the  Bill.  There  are  some  is- sues  about  which  there  was  not  only
 unanimity  in  the  Committee  but.  cer- tain  State  Governments  have  also  sup- horted.  Even  the  employers  did  not
 express  their  difference  of  opinion. Those  issues  on  which  there  was  gen- eraJ  acceptance  by  the  Committee  pave been  left  out.  Generally  speaking,  I am  in  agreement  with  Mr.  Dinen
 Bhattacharya  when  he  says  that  this Bill  is  thoroughly  anti-working  class. The  procedure  laid  down  in  the  Bill  for
 the  settlement  of  the  disputes  and
 conditions  stipulated  for  the  resort  to
 strike,  which  is  the  only  weapon  for
 the  workers,  the  weaker  party  in  the
 dispute,  are  such  that  virtually  there
 would  be  a  statutory  ban  on  the  right to  strike.  Therefore  it  is  thoroughly
 anti-working  class.  You  have  not  dec-
 Jared  the  strikes  Ulegal,  but  you  have
 made  it  so  impossible  that  there  can- hot  be  any  legal  strike  in  this  country. The  simple  meaning  is  that  you  are

 Statutorily  banning  the  strike,  the
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 last  weapon  of  the  working  class,  the
 weaker  party  in  the  dispute.

 On  the  other  hand,  what  have  you given?  You  have  treated  at  par  the
 right  to  declare  lock-outg  with  the
 right  to  strike.  The  right  to  declare
 lock-outs  is  a  weapon  in  the  hands  of
 the  exploiting  class,  ie.  the  employers
 and  it  is  useq  as  an  aggression  on  the
 rights  of  the  workers.  It  is  anti-
 working  class.  I  hope,  Shrj  Madhu
 Limaye  understands  this  point  that  the
 employers  and  employees  have  been
 put  together  for  the  use  of  these  wea-
 pons.  The  employers  have  been  given
 the  right  to  use  the  weapon  of  dec-
 laring  layouts  freely.  I,  therefore,  feel
 that  it  is  not  in  the  interest  of  the
 working  class.

 Fourthly  and  lastly  this  legislation
 is  politically  motivated.  The  motive
 is  to  dissolve  the  militant  working
 class  movement,  They  want  to  have
 unions  which  function  under  the  guid-
 ance  ang  supervision  either  of  the
 Government  or  of  the  employer.  You
 want  to  rob  the  working  class  politi-
 cally.  you  want  to  dissolve  the  work-
 ing  claSs  politically;  the  object  is  to
 have.  if  you  excuse  me  to  Say,  a  cap-
 tive  union,  which  works  at  the  bidding
 of  the  management  and  the  employers.
 Therefore  it  cannot  be  in  the  interest
 of  the  trade  union  movement;  it  can-
 not  be  in  the  interest  of  the  solidarity
 of  the  trade  unions;  it  cannot  be  in  the
 interest  of  healthy  employer-employee
 relations  and  it  cannot  improve  the
 deteriorating  industrial  relations  in  the
 country.

 I,  therefore,  oppose  the  introduction
 of  the  Bill  at  this  stage.

 SHRIMATI  PARVATHI  KRISHNAN
 (Coimbatorey;  Mr.  Chairman,  Sir,  I
 would  not  repeat  the  points  that  have
 been  made  by  other  speakers,  because
 J  do  agree  with  one  or  two  points  that
 were  made  by  Shri  Madhu  Limaye
 and  Shri  Jyotirmoy  Bosu  on  the  cons-
 titutional  part  of  it,  You  have  re-
 quested  me  not  to  repeat  the  point
 already  made,  so  I  would  refrain  from
 repetition.  I  would  like  to  say  only
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 one  thing.  Sir,  the  Statement  of  Ob-
 jects  and  Reasons  reads  very  ‘well,
 unfortunately  the  provisions  of  the
 Bill  are  at  variance  with  the  philoso-
 phy  stated  here.  For  instance,  what
 does  it  say?  It  says  that  the  National
 Commission  on  Labour:

 “,...came  to  the  conclusion  that
 it  was  essential  to  create  a  climate
 conducive  to  industrial  harmony  and
 foster  proper  attitudes,  in  the  minds
 of  employers  as  well  as  employees.
 so  that  cooperative  endeavour  might
 promote  rapid  economic  progress.”

 Later  on,  it  continues  to  say:
 “The  Committee's  report  indicat-

 ed  that....”
 The  reference  is  to  the  Tripartite  Com-
 mittee.  It  says:

 “The  Committees  report  indicated
 that  there  was  a  large  measure  of
 agreement  on  some  of  the  basic  as-
 pects  relating  to  the  incustrial  reta-
 tions  law  but  there  were  divergent
 views  on  some  details.”

 Then,  the  next  para:
 “In  the  light  of  the  expericnce

 Gained,  the  views  expressed  by  all
 the  interests  concerned  and  the
 growing  expectations  of  the  work-
 ing  class,  it  is  considered  necessary
 to  have  a  comprehensive  Industrial
 Relations  Law,

 ae  Which  would  integrate  the
 3  Central  enactments,  incorporate
 some  of  the  more  important  provi-
 sions  of  the  State  enactments  and
 the  Code  of  Discipline  and  bring
 about  certain  improvements  to  meet
 the  needs  of  changing  socio-econo-
 mic  conditions,”
 This  sounds  very  very  nice.  He  was

 teferring  to  the  Committee's  report.  I
 do  not  «now  what  report  he  is  referr-
 ing  to.  So  far  as  I  am  aware,  certain
 aspects  tire  there  in  the  Bill;  and  they
 refer  tu  the  registration  of  the  unions,
 to  the  tonditions  necessary  for  regis-
 tration,  to  the  various  conciliation

 AUGUST  80;  ३08  Reiations  Biti  320
 \.

 procedures  recommended  ang  to
 tie cooling-off  period—all  these  were  no’

 agreed  to  by  the  major  Central  orga-
 nizations  in  the  country.  I  am  pre-
 Pared  to  be  corrected  by  the  Minister;
 but  so  far  as  J]  am  awere,  all  the  ma-
 jor  Central  organizations  dig  not
 agree  with  these.  What  js  it  that  they
 have  agreed  to?  A  little  bit  here  and
 a  little  bit  there.  The  Minister  should
 not  take  cover  behind  certain  minor
 points  to  which  they  have  agree
 and  try  and  make  out  that  they’
 have  agreed  to  the  major  points,  )

 I  refer  particularly  to  Mr.  ‘Macin
 Limaye’s  point  about  the  Registra’  yy interference  with  the  right  to  strike,
 ang  to  the  point  made  by  Mr.  Chitta
 Basu  with  regard  to  the  registration
 of  a  uniun  ete,  For  instance,  the  ques-
 tion  vf  multiplicity  of  trade  unions
 has  becn  plaguing  the  trade  union
 movement.  It  has  been  discussed,
 again  and  again,  over  a  very  long  pe-
 tiod  of  time  by  the  trade  uniong  at
 various  levels.  After  the  National
 Commissioner  of  Labour  published
 its  report,  a  series  of  meetings  were
 held  with  the  various  trade  union
 organizations.  But  this  question  of
 percentages  always  plagueq  them.
 Therefore,  to  bring  in  this  percentage
 means  literally  to  emasculate  the
 trade  union  movement.  When  you
 want  l0  per  cent  in  a  new  industry—
 we  are  trade  unionists  and  he  also  is
 a  trade-unionist—we  know  how  the
 employers  go  all  out  to  threaten  the
 employees  against  joining  a  trade
 union,  especially  to  threaten  workers
 who  are  on  probation  and  who  are
 temporary;  ang  how  they  threaten
 workers  against  joining  trade  unions
 which  they  do  not  like.  Therefore,
 you  are,  ab  initio,  creating  conditions
 by  stipulating  so  high  a  percentage
 there,  for  either  a  management—or  a
 black-leg  union-—-ang  not  for  a  free,
 democratic  trade  union—to  come  into
 being.  This  is  my  contention.

 T  am  not  going  into  further  details.
 But  there  are  l  or  2  things  to
 I  shail  refer.  For  instance,  there
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 ig  another  point,  which  gays  thas  there
 should  be  no  craft  or  category-wise
 union.  ‘What  about  the  already  —  re-
 cognizeg  National  Federation  of  P&T
 Employees?  It  isa  federation  of
 unions  of  workers  in  qifferent  arms
 of  the  P&T,  Things  should  have  been
 Sone  into  in  detail  and  discussed.  7
 cannot  be  asking  for  clarifications.
 But  these  things  gtrike  me  patently.

 In  addition,  there  are  these  process-
 es  where  the  Category  Council  comes
 ap.  I  do  not  know  how  this  kind  of
 a  provision  will  help  the  trade  union
 movement  or  whether  jt  will  militate
 against  it.

 Then  about  the  neotiating  agent.  We
 have  been  repeatedly  saying  this  in
 May,  97i  a  convention  of  trade
 uniong  was  helq  where  unanimously
 a  certain  formula  was  evolved.  Let
 Us  go  forward  from  it,  and  not  go
 backward—as  this  Bil]  has  done.

 Now  about  ‘unfair  practices’,  It  is
 r@ally  obnoxious  that  you  put  the  ex-
 Ploited  and  the  exploiter  on  par.  La-
 bour  cannot  be  responsible  for  unfair
 practices.  No  working  class  can  be
 accused  of  it.  Take  for  example  the
 right  to  picket.  Of  course,  it  is
 couched  in  such  a  language—which
 the  Minister  may  read  out  to  me,  fro-
 bably;  before  he  does  it,  I  will  read
 it  out.  It  speaks  about  ‘intimidation’
 and  so  on.  We  know  what  intimida-
 tlon  meang.  Witnesses  are  always
 paig  by  the  employers,  witnesses  who
 will  say  ‘I  was  intimidated’.  But  the
 right  of  picketing  cannot  in  this
 manner  be  restricted,  stopped  or  pre-
 vented.  I  am  not  going  into  all  the
 Practices  under  ‘unfair  practices’,  TI
 think  jt  is  unfair  that  labour  should
 have  any  ‘unfair  practices’  going  to
 be  listed  against  them—as  has  been
 Gone  in  thig  Bill.

 Lastly,  there  ig  q  Chapter  2  which
 deals  with  penalties.  On  account  of
 Benalty,  the  working  class  will  bave
 चि  face  a  lot  of  difficulty;  and  there-
 fore  all  these  matters  are  there.  That
 ह  why  I  oppose  the  introduction  of
 3208  I8—I
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 this  Bill.  The  Govtrnment  has  been
 discussing  it.  I  do  not  know  for  how
 long.  The  Press  has  already  come  out
 earlier  indicating  what  the  bill  would
 be  ang  the  working  class  are  going
 to  be  landed  in  great  difficulty.  4

 .agtee  With  My  hon.  colleague  or  com-
 ‘sade.  I  do  not  know  whether  I  should
 call  him  colleague  or  comrade.

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  You  can
 say;  comrade.

 SHRIMATI  PARVATHI  KRISH-
 ‘NAN:  I  can  say  my  comrade  Mr,
 Madhu  Limaye  and  comrade  Minister.
 He  hag  been  overburdened.  |  say  he
 shoulg  pay  more  attention  to  the  La-
 bour  Ministry  ang  the  very  heavy
 tasks  that  are  there  in  the  Labour
 Ministry.  There  has  been  g@  conven-
 tion  ang  practice  in  this  country  that
 whenever  a  major  piece  of  legislation
 comes  before  the  Parliament,  the  draft
 legislation,  as  Government  conceives
 it,  is  put  before  the  trade  union
 movement  also  for  discussion  at  the
 Indian  Labour  Conference;  this  pro-
 cedure  hag  not  taken  place  this  time.
 I  think  he  is  going  to  make  a  note  of
 it  because  he  ig  going  to  tell  about  it
 in  the  committee.

 MR.  CHAIRMAN.  Why  are  you
 anticipating  a  reply?

 SHRIMATI  PARVATHI  KRISH-
 NAN:  I  am  anticipating  a  reply  that
 that  Committee  he  has  in  mind  cannot
 be  equated  with  the  Labour  Confer-
 ence  or  the  Standing  Labour  Com-
 mittee.  Why  do  you  inflict  on  the
 working  class  a  Bill  that  ig  going  to
 hand  them  over  as  victims  of  the
 bureaucrats,  because  it  is  going  to:  be
 a  bureaucratic  rule  over  the  trade
 union  that  will  be  ushered  in?
 Therefore,  it  is  on  thig  matter  af
 principle  that  I  oppose  the  Bill  at  the
 introduction  stage.

 SHRI  A.  K.  ROY  (Dhanbad):  The
 Mountain  has  produceg  a  mouse.  Some
 of  my  colleagues  have  referred  that
 the  hon,  Minister  %  over-burdened
 because  he  is  already  Minister.of  शिकन
 Uamentary  Affairs  and  Labour.  But,
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 Mr.  Chairman,  now-a-days,  there  is  a
 vacancy  of  Home  Minister  in  the
 Janata  Party  Government;  and  the
 way  in  which  the  Bill  has  been  pre-
 sented,  I  propose  that  my  friend  Mr.
 Ravindra  Varma,  who  is  the  fittest
 Person,  should  become  the  Home  Min-
 ister  instead  of  the  Minister  of  Parlia.
 mentary  Affeirg  and  Labour.

 I  can  tel]  you  that  this  Bill  reminds
 us  of  that  Combination  Act  of  Great
 Britain  of  799  prohibiting  associa-
 tion  of  workers.

 MR.  CHAIRMAN:  You  come  to  the
 point.

 SHRI  A.  KE.  ROY.  I  am  coming  to
 the  point,  In  fact,  this  is  the  main
 point.  If  you  prohibit  the  working
 class  from  every  sphere,  from  asso-
 ciation  and  so  on,  according  ta  that
 Combination  Act  of  Great  Britain  af
 +1999,  we  ure  restarting  the  whole
 thing.  My  colleagues  have  already
 Pointed  out  to  you  that  how  it  has
 curbed  the  right  to  strike,  the  right  of
 association  and  all  these  things.  I
 would  like  to  tell  the  Chairman—the
 main  purpose  of  bringing  forward  (he
 Bilt  for  which  I  repeatedly  insisteg  on
 the  Minister—that  justice  delayed  is
 justice  denied.  So,  there  must  be
 some  provision  for  this.  If  you  want
 that  the  working  class  ghould  not  be
 intimidated,  should  not  resort  to
 strike  ang  80  on,  we  must  provide  for
 it.

 Before  bringing  forward  the  45th
 Amendment  Bill,  they  informally  dis-
 culsed  it  among  all  the  political  par-
 ties  and  bad  imcorporated  all  the
 views  in  the  form  of  a  consensus
 opinion.  What  prevented  him  from
 net  doing  that  thing  here?  He  did
 not  do.  Not  only  that.  We  all  insisted
 that  this  Bill  should  be  presented  in
 the  early  stage  so  that  it  could  be
 thoroughly  discussed.  It  could  be
 brought  and  we  could  put  our  mind
 to  that.  But  he  fas  presenteg  it  at
 the  faz  end  of  the  session  when  we

 «have  no  time  to  go  through  i.
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 MR,  CHAIRMAN:  That  point  has
 come.  Why  do  you  repeat  that?

 SHRI  A.  K.  ROY:  I  have  one  more
 point  ३०  make.  [  would  like  to  con-
 centrate  especially  on  Chapter  VI
 which  deals  with  how  to  handle  the
 industrial  disputes.  You  know  the
 biggest  lacuna,  bottleneck  and  dif—fi-
 culty  which  we  used  to  face.  I  think
 it  is  something  like  a  very  unjust  iact.
 This  ig  against  the  spirit  of  the  Congr-
 titution  that  man  cannot  go  in  for
 judicial  remedy.  Yoy  know  that  ouny Janata  Government  is  very  judicial”
 and  judicious  minded.  But  here,  #
 some  dispute  is  referred  to  the  Minis-
 try  for  its  reference  to  adjudication
 or  arbitration,  once  the  executive  by
 way  of  discretion  disqualifies  it,  there
 the  particular  worker  has  no  way  fo
 seek  Any  remedy  or  to  seek  redressal
 of  his  grievance  and  to  go  to  any
 court,

 Last  time  also  we  said  that  thig  is
 something  by  which  we  are  handi-
 capped.  We  have  got  no  way  to  g®
 anywhere.  This  Way  of  prohibitir  ह्
 the  worker,  whose  case  of  dispute  has,
 been  disinissed  by  the  Ministry,  from
 going  to  any  court  is  somewhat
 unjust.  You  have  to  rectify  this.  But
 thic  hag  been  kept  like  that.

 The  basic  point  is.  justice  delayed
 ig  justice  denied,  ang  the  Minister  on
 the  fMoor  of  this  House  assured  us  that
 he  woulg  look  into  that.  But  he  has
 taid  complicated  or  zig  zag  way  of
 solving  the  dispute.  By  this  attitude
 of  the  Government,  the  very  spirit
 with  which  this  Bill  has  to  be  brought
 is  lost.  Therefore,  I  woul@  request
 the  Minister  to  revise  or  to  withdraw
 thix  new  Indian  combination  of  thr
 British  Model  of  l8th  Century  and  to
 come  back  with  the  modern  Bill.

 MR.  CHAIRMAN:  IT  may  remind
 the  hon.  members  that  it  is  just  an
 introduction  stage  and,  therefore,
 there.  shoulg  not  he  a  fulll-fedgea

 apeech.
 ee

 ond
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 SHBL  VAYALAR  RAVI  (Chirayin-
 iil):  I  am  not  repeating  the  points
 which  have  already  been  repeated.  7
 am  not  even  referring  to  the  Consti-
 tutional  matters,

 We  ali  expected  the  hon.  Minister
 to  bring  a  Bill  which  is  an  improve-
 ment  on  the  Industrial  Disputes  Act,
 ‘1947,  Unfortunately,  it  has  gone  back
 very  far  behind.  That  ig  the  objection
 which  [  have  to  take.  I  am  not  refer-
 ring  to  the  legal  compétence  at  this
 moment.  Unfortunately,  the  Mimster
 cembined  recognition  ang  registration
 together  in  the  Bill.  These  aro  two
 diferent  aspects.  The  Constitution
 provides  {de  the  freedom  of  associa-
 tion.  But  the  Parliament  is  not  com-
 Petent  enough  to  legislate  against  the
 registration  of  the  trade  unions  or
 right  of  association.  You  can  make
 soMe  norms  and  rules  for  recognition,
 that  is  a  qifferent  matter.  Unfortu-
 nately,  you  are  making  this  provision
 of  registration  in  certain  clauses.  I  do
 not  want  to  reag  all  thegg  clauses.
 Clause  20  completely  denies  the  cight.
 Clause  20  reads:

 “No  craft  or  category-wise  trade
 union  shall  be  registered  under  this
 Act.”

 This  is  completely  to  rule  out  certain
 categories.  The  problem  comes  in  the
 case  Of  very  big  enterprises—P&T.
 HAL,  Hindustan  Ship  Yard,  Electri-
 city  Boards.  Some  categories  have  to
 be  allowed  to  function.  Otherwisr.
 it  will  leag  to  some  unhealthy  rivalry.

 There  is  Clause  23.  [  do  not  want
 to  read  that.  There  is  an  arbitrary
 ‘uthority  to  deny  registration  and
 ven  the  right  to  the  employee  to
 ‘orm  a  union.  Even  to-day  we  grant ecognition  or  registration  to  the  em-
 leyees  automatically,  I  can  unde-
 itand  the  Minister  leying  down  some
 ‘ules  for  refusing  recognition  ,  but rare  you  are  denying  the  right  of
 ‘egistration  itself.

 Now  retrenchment  is  not  at  all
 lowed.  Y  am  a  trade  untonist  and
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 we  will  not  allow  any  law  for  re-
 trenchment.  I  cannot  fing  any  Jaw
 under  which  an  employer  can  re-
 trench  an  employee.  Here  under
 clause  83  are  giving  an  opportunity  to
 the  employer  to  retrench  an  em-
 ployee  by  giving  one  month’s  notice.
 This  clause  can  be  misused.  Even
 today  the  domestic  enquiry  clause  is
 being  misused.  There  are  examples of  employers  going  up  to  the  Supreme
 Court  to  defend  the  retrenchment  of
 a  single  employee.  So,  in  the  name
 of  surplus  or  whatever  it  may  be,  you are  giving  a  chance  to  the  employers
 fo  retrench  the  employees,  Clause  83
 Rives  complete  authority  and  power to  the  management  tg  retrench  any
 employee,  It  means,  it  is  arbitrary and  it  is  in  favour  of  the  employers. It  will  be  detrimenta}  tO  the  interests of  the  working  class.

 Clauses  92  and  93  deal  with  strike.
 Right  to  strike  is  fundamenta]  right of  an  employee.  But  under  the  con-
 ditions  you  have  laid  gown  like  60
 per  cent  ballot  and  all  that,  in  prac- lice  you  are  completely  banning  the
 right  of  employees  to  go  on:  strike.
 Clause  93  deals  with  consequences  of
 illegal  strike  or  lockout.  If  the  em-
 Ployees  go  on  strike  and  if  the  court
 declares  it  illegal,  even  the  registra- tion  of  the  trade  union  will  be  can- celled.  Then  you  have  laid  down
 Provisions  for  conciliation,  arbitra- lion,  ete.  How  much  time  the  arbi-
 trator  will  take,  nobody  knows.  Any employer  can  retrench  an  employee and  then  he  has  to  go  to  a  Concilia- tion  Officer,  next  to  another  man  and
 then  thirdly  to  an  arbitrator.  Valuably time  will  be  lost  in  all  these  procesa- es,  All  the  provisions  are  very  much detrimental  to  the  interests  of  the

 working  class.  The  introduction  of the  clause  providing  for  arbitrator  is
 particularly  harmful.  When  the  Cons- titution  Amendment  Bill  was  being discussed,  when  the.  question  of  tribu- nals  to  decide  the  cage  of  Government. employees  was  being  discussed,  we saw  how  the  Law  Minister,  Shri Shanti  Bhushan,  wag  very  vocal  and defeated  all  our  amendments.  THe
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 same  persons  have  now  come  with
 this  provision  for  imposing  an  arbi-
 trator  upon  the  working  class.  In  a
 nut-shell,  this  is  compulsory  adjudi-
 cation.  For  bonus,  the  working  class
 has  to  go  on  fighting  in  court  for  one
 year.  It  creates  more  tension.  The
 cat  is  out  of  the  bag  when  I  read  the
 intention  of  the  Government  as  stated
 in  the  Statement  of  Objects  and  Rea-
 sons.  In  para  §,  page  0I,  it  says:

 “It  is  sought  to  encourage  leader-
 ship  from  within  the  trade  unions.
 The  procedure  for  registration  of
 uniong  and  other  connected  matters
 are  being  streamlined.”

 So,  the  whole  intention  is  to  dis-
 courage  anybody  coming  from  outside
 and  also  politica]  leadership,  Sir,  trade
 unionism  hag  been  developed  and
 strengtheneg  for  the  last  fifty  years
 in  this  country.  Thig  will  go  against
 the  interests  of  the  working  class.  I
 am  not  against  a  Bill  to  govern  indus-
 trial  relations,  but  it  must  be  an  ad-
 vanced  stage  of  legislation.  It  should
 not  take  the  country  backward,  but
 forward.  Unfortunately,  my  stood
 friend,  Mr.  Ravindra  Varma,  is  taking
 back  the  trade  union  movement  be-
 fore  900  and  odd.  That  is  why  I  am
 opposing  this.

 SHRI  K.  C.  CHANDRAPPAN  (Can-
 nanore):  Sir,  my  first  point  is,  I  agree
 with  those  who  raised  the  consti-
 tutional  competence  especially  under
 Article  9/4)(c)  of  the  Consuitution.
 I  think  it  is  good  that  they  have  done
 so.  The  second  point  ts.  if  you  read
 clauses  91,  92(4)(a),  the  First  Sche-
 dule  and  Clause  95  of  this  Bill,  it
 gives  a  glaring  picture.  That  is
 exactly  where  I  think  that  the  Janata
 Party  is  beating  a  retreat  form  some
 of  the  accepted  trade  union  rights
 vis-a-vis  the  working  class  in  this
 country.  Mr.  Madhu  Limaye  raised
 this  pont.  That  is,  declaring  a  certain
 trade  union  in  certain  sectors  of
 industry  permanently  and  placing  it
 permanently  on  the  Statute  Book.  I
 would  like  to  point  out  this  thing  as
 banned  category.  There  is  no  strike
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 possible.  No  normal  trade  union
 activity  will  be  possible.  If  you  see
 the  First  Schedule,  you  will  find  that
 No.  2  is:  “Any  railway  service,  or
 any  other  transport  service  for  the
 carriage  of  passengers  or  goods  by  air,
 water  or  land”;  No.  4  is:  “Any  service
 in,  or  any  connection  with  the  working
 of,  any  major  port  or  dock;”

 MR.  CHAIRMAN:  J  don’t  think  you
 should  read  all  these  things.  ,

 Mr.  Ravindra  Varma  read  out  the
 points.

 SHRI  C.  K.
 Coa  tae What  I  am  saying  is  that  the  majot

 section  of  the  working  class  is  in  the
 organised  sectors.  They  are  perma-
 nently  kept  as  a  category  of  essential
 services  and  their  normal  trade  union
 functioning  is  not  possible  and  no
 strike  particularly  is  possible.  If  you
 read  clause  95,  there  is  a  difference
 in  such  trade  unions  which  are  dec-
 lared  essential.  If  anybody  extends
 any  supoprt,  they  are  punishable.
 That  is  why  I  thought  this  is  one  of
 the  most  undemocratic  provisions
 introduced  in  this  Bill,

 Now,  Sir,  technically  and  legally.
 one  can  say  strike  is  not  bad.  I  can
 say  there  is  a  de  jure  acceptance  of
 the  fact  that  the  working  class  can  £0
 on  strike,  but  if  you  really  want  the
 working  class  to  go  on  strike  accord-
 ing  to  this  Bill,  it  is  almost  impossi-
 ble.  There  is  a  de  facto  ban.

 MR.  CHAIRMAN:  |  think  this
 point  has  also  been  made.

 SHRI  C.K.  CHANDRAPPAN:  I
 don’t  think  this  point  is  made.
 is  how  I  look  at  it.  Therefore,  Sir,
 I  think  a  Bill  which  is  seeking  to
 introduce  better  industrial  relations
 cannot  be  of  this  type  by  which  the
 major  sections  of  the  organised  work-
 img  class  will  have  to  abdicate  their
 right  of  trade  unionism  and  the  work-
 ing  class  will  have  practically  no  pos-
 sibility  to  go  on  strike.  I  think  that
 will  not  ensure  a  good  trade  union
 relation  in  the  country.
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 The  last  point  is,  again  this  has
 shown  the  strange  capacity  of  the
 Janata  Government  to  bring  forward
 Bills  which  everybody  wants  those
 Bills  not  to  come.  For  example,  the
 Anti-Defection  Bill.  They  have
 brought  in  a  form  and  got  opposition
 frum  everybody,  and  here  this  Bill
 was  long  awaited  and  when  it  came,
 it  again  found  opposition  even  from
 Mr.  Madhu  Limaye.  My  friend,  Mr.
 Madhu  Limaye  gave  us  a  piece  of
 advice.

 Shri  Madhu  Limaye  told  me  “you
 tried  to  help  Indira  Gandhi  to  put  the
 MISA  into  the  statute  book.  We  recti-
 fied  it.  We  had  the  honesty  to  tell
 the  world  that  we  accept  it.  But,
 Shri  Madhu  Limaye,  after  such  a  pro-
 longed  effect  of  mediation,  failed  and
 he  was  crest-fallen  and  disillusioned.

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  I  opposed
 the  Criminal  Procedure  Code  BilL

 SHR!  C.  K.  CHANDRAPPAN:  Of
 course,  it  is  democratic  and  constitu-
 tional  but  let  us  not  try  to  attack  each
 other.

 *SHRI  K.  RAMAMURTHY
 (Dharmapuri):  Hon.  Mr.  Chairman,
 Sir,  like  the  release  of  a  long-awaited
 Film,  the  long-awaited  Industrial  Re-
 lations  Bill  is  being  introduced  by
 the  hon,  Minister  of  Labour.

 MR.  CHAIRMAN:  I  request  the
 hon.  Member  to  make  just  points
 briefly.

 SHRI  K.  RAMAMURTHY:  This
 Bull  proves  beyond  any  shadow  of
 doubt  that  the  Janata  Government  is
 the  stooge  of  monopoly  industrialists
 of  the  country.  This  legislation  also
 swings  between  two  extremes  of  im-
 posing  manifold  restrictions  on  the
 functioning  of  the  Trade  Unions,  which
 would  in  effect  make  them  infructu-
 ous  institutions  and  prescribing  a4
 minimum  of  i0  per  cent  membership
 even  for  registering  a  Trade  Union.
 As  my  hon.  friend,  Shri  Chandrap-
 pan,  pointed  out,  there  may  not  be
 de  jure  banning  of  strike  but  there

 Ps
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 is  de  facto  banning  of  the  inalienable
 right  of  labour.  All  the  hard-won
 rights,  after  ceaseless  struggles  of
 centuries,  of  the  labour  are  being
 extinguished  through  this  Industrial
 Relations  Bill,  and  this  is  the  darkest
 day  so  far  as  Trade  Union  Movement
 in  the  country  is  concerned.  I  oppose
 the  introduction  of  the  Industrial  Re-
 lations  Ball.

 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE
 (Howrah):  Knowing  fully  well  that
 all  central  trade  unions  have  expres-
 sed  their  opinion  and  declared  this
 Bill  to  be  a  black  Bill,  knowing  fully
 well  that  this  Government  is  bring~-
 ing  this  Bill  here  without  consulta-
 tion  and  So  it  will  be  bitterly  opposed
 outside,  leading  to  a  situation  of  con-
 frontation  between  the  working  class
 and  the  Government,  it  would  have
 been  wise  on  the  part  of  the  hon.
 Minister  not  to  introduce  the  Bill  at
 this  stage.  Before  that  he  should
 consult  the  central  trade  unions  and
 seek  their  advice.  Of  course,  a  pro-
 posal  for  reference  to  the  Joint  Com-
 mittee  is  there.  But  it  is  the  ex-
 perience  of  the  working  class  that
 when  they  come  out  openly  against  it,
 then  only  the  Government  retreats.
 This  is  the  experience  even  during
 the  last  sixteen  months.  Even  day
 before  yesterday,  in  the  case  of  the
 Anti-Defection  Bill  the  Government
 had  to  withdraw.  Government  should
 avoid  this  type  of  situation  of  con-
 frontation.  All  the  central  trade
 unions  have  denounced  the  new  fea-
 tures  which  have  been  incorporated.
 The  consensus  which  was  arrived  and
 the  recommendations  of  the  30-Mem-
 ber  Committee  have  been  completely
 rejected  and  turned  down.  Now  other
 lobbies  are  working  and  putting
 pressure.  In  the  process,  the  charac-
 ter  of  the  entire  Bill  has  been  com-
 pletely  changed.  It  is  now  an  anti-
 working  class  Bill  and  the  working
 class  will  never  accept  it.  That  is
 why  I  request  the  Minister  to  reconsi-
 der  it.

 पारा  RAVINDRA  VARMA:  Mr.
 Chairman,  Sir,  I  am  very  grateful  in

 “The  original  speech  wes  delivered  in  Tamil.
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 a  sense  to  the  hun.  Members  who
 have  pointed  out  the  various  aspects
 of  this  very  important  Bill  that  I
 have  sought  the  leave  of  the  House
 to  introduce.

 it  is  true  that  it  ix  a  rare  occasion
 on  which  hon.  Members  exercise  their
 right  to  oppose  the  introduction  of  a
 Biil.  Somehow  or  the  other.  primari-
 ly  because  of  a  lack  af  understand-
 ing,  some  hon.  Members  have  chosen
 to  oppose  my  motion  for  leave  to
 introduce  this  Bill.

 I  would  have  liked  to  start  with
 the  objection  that  my  hen.  and  dis-
 tinguished  friend.  Shri  Madhu
 Limaye,  raised.  but  he  would  perhaps
 pardon  me  if  I  begin  by  referring  to
 the  last  words  of  my  friend,  Shri
 Samar  Mukherjee.  Because,  I  want
 to  assure  him  that,  as  far  as  this
 Government  is  concerned,  there  is  no
 question  of  inviting  any  confrontation
 with  the  working  class.  The  hon.
 Member  has  chosen  to  say  that  this
 Bill  has  been  introduced  without  re-
 ference  to  the  central  trade  union
 organisations  and  in  the  face  of  the
 opposition  of  central  trade  union  orga-
 nisations.  I  understand  the  limita-
 tions  of  this  debate,  that  this  is  not
 an  occasion  for  me  to  enter  into  a
 discussion  on  ali  aspects,  or  all
 clauses,  of  the  Bill,  but  I  submit  in
 all  modesty  and  humility  that  it  will
 be  wrong  to  say  that  there  has  been
 no  consultation  with  the  central  trade
 union  organisation.

 SHRI  R  VENKATARAMAN
 (Madras  South):  May  I  point  out
 that....

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  The
 hoa.  Member  is  a  very  respected  eol-
 jeague  ang  he  has  every  right  to  ask
 a  question.  He  himself  has  been  a
 Minister  of  Labour.  I  hold  him  in
 high  regard.  Therefore,  I  shall  never
 fail  to  anawer  any  question  he  aaks.
 But  I  hope  he  will  permit  me  to  deve-
 lop  my  answer  and,  at  the  end,  if  his
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 question  has  not  been.  answered,  he
 can  raise  the  question.  Therefore,  I
 would  in  the  beginning  start  by  say-
 ing  that  it  is  totally  unfair  to  say  that
 there  was  no  consultation.

 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE:  What
 I  meant  was  that  very  recently  all
 the  central  trade  union  organisations
 have  given  their  reactions.  Because,
 originally,  the  Committee  of  30  mem-
 bers  made  certain  recomendations
 and  we  were  expecting  that  the  Bil!
 would  incorporate  those  recommenda-
 tions.  Now  all  those  recommenda-
 tions  have  been  negatived.  So,  the
 trade  union  organisations  have  given
 their  reactions  and  they  have  declared
 this  Bill  as  a  black  Bill.  Despite  that,
 it  is  being  introduced.  So,  my  point
 is  not  that  they  have  not  been  consult-
 ed  at  all,  but  they  were  not  consulted
 before  introduction.

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  The
 hon.  Member  has  repeated  his  argu-
 ment,  perhaps  to  remind  me  to  ans-
 wer  it.  I  am  grateful  to  him  for  remin-
 ding  me.  But  there  iy  no  danger  of
 mv  forgetting  the  point  even  without
 his  reminding  me.

 It  is  true  that  there  is  a  difference
 between  consultution  and  the  total
 acceptance  of  a  consenstis  that  may
 emerge.  But,  as  far  as  this  particular
 Bill  is  concerned,  with  specific  refer-
 ence  to  the  question  that  my  distin-
 guished  friend,  Shri  Venkatraman
 has  asked,  I  would  Jike  to  inform  him,
 if  he  is  not  already  aware,  that  the
 very  idea  of  a  comprehensive  Bill
 arose  from  the  discussions  in  the
 Labour  Conference.  He  is  very  familiar
 with  the  working  of  the  Labour  Con-
 ference.  In  a  Labour  Conference  it
 is  hardly  possible,  it  is  impossible  in  a
 day  or  two  to  deal  with  a  compre-
 hensive  Bil)  of  this  kind.  Therefore.
 it  was  suggested  that  these  three
 Acts  should  be  brought  together,  and
 an  integrated  and  comprehensive
 levislation  should  be  brought  before
 Parliament,

 SHRI  FR.  VENKATARAMAN:  But
 your  predecessor  has  safd......
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 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  I  am
 sorry  to  inform  my  hon.  friend  that
 this  is  not  the  Bill  of  ‘1974,  to  which
 the  hon.  Member  is  referring.

 AN  HON.  MEMBER:  1954,

 SHRI  RAVNIDRA  VARMA:  I  do
 not  want  to  go  back  many  decades  to
 show  or  to  imply  anything  of  the
 kind,  which  my  esteemed  friend,
 Shri  Ravi  wants  to  imply.

 At  the  last  Tripartite  Conference,
 therefore,  a  Cummittee  was  specifi-
 cally  set  up  to  discuss  the  major  as-
 pects  that  should  go  into  the  compre-
 hensive  Industrial  Relations  Bill,  and
 that  Committee  met.  not  for  single  sit-
 ting  but  for  many  sittings,  and  it  pro-

 ,duced  a  report.  That  report  itself
 clearly  says  that  on  some  aspects  of
 the  question  there  has  been  an  identi-
 tiable  consensus,  and  on  some  other
 aspects  of  the  questions  discussed
 there  could  be  no  consensus.  This.
 again.  I  would  like  to  submit
 far  the  consideration  of  the  House.
 is  inherent  in  the  very  nature  of  a
 tripartite  machinery,  because  it  is
 quite  conceivable  that  on  some  major
 points  there  might  be  a  differenre  of
 opinion  between  the  employers  and
 the  emplyoees.  and  to  expect  that
 there  should  be  a  Consensus—I  do  nat
 remember  the  geometrical  phrase  for
 it—-total  identity  or  congruity  on
 every  aspect.  is  to  wait  for  eternity
 with  the  veto  being  given  to  ane  party
 or  the  other.

 SHRIMATI  PARVATH]  KRISHNAN:
 I  want  to  say  only  one  thing.  }  agree
 with  him  about  the  process  that  he  has
 gone  through.  But,  normally,  the  final
 piece  of  legislation  that  is  proposed  to
 be  introduced  is  also  put  before  the
 tripartite  body.  That  he  has  not  done
 because  there  are  some  other  things
 in  the  Bill.

 MR.  CHAIRMAN:  Let  him  complete
 the  reply.

 SHRIMATI  PARVATHI  KRISHNAN:
 T  only  wanted  to  say  that.  ]  have  been
 sitting  silent....
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 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  I
 know,  the  hon.  Member  contribuies
 both  by  eloquent  speech  and  eloquent
 silence.  But  the  hon.  Member  should
 also  contribute  by  eloquent  patience
 as  she  does  occasionally.

 The  Report  actually  says:
 “On  several  occasions,  the  mem-
 bers  expressed  a  view  that  consen-
 Sus  or  unanimity  might  not  be  pos-
 sible  on  various  issues  and  that  the
 Government  might,  therefore,  have
 to  take  a  decision  on  its  own  after
 giving  due  consideration  to  qifferent
 views  of  the  committee.”

 It  is  a  unanimous  report.
 I  now  come  back  to  the  questions

 ihat  my  distinguished  friend,  Mr.
 Madhu  Limaye  raised.  I  want  to  as-
 sure  the  House  that  I  am  not  answer-
 ing  the  points  that  he  has  raised  or
 the  points  that  other  hon.  members
 have  raised  in  any  spirit  of  polemics  or
 betlicosity.  I  want  to  deal  with  the
 subject  with  the  utmost  humility  and
 frankness.

 The  question  that  he  raised  about
 invoking  Direction  19B  of  the  Spea-
 ker,  whether  it  was  really  necessary
 to  invoke  this  Direction  to  introduce
 the  Bill,  as  he  described,  in  a  hurry,
 is  certainly  an  important  question  be-
 cause  he  linked  it  with  an  apprehen-
 sion  that  this  is  becoming  a  general
 practice.  On  behalf  of  the  Govern-
 ment.  I  would  like  to  say  that  it  will
 be  the  effort  of  the  Government  to  see
 that  this  does  not  become  a  general
 practice.

 Now  as  far  as  this  particular  Bill  ix
 eoncerned,  the  anxiety  was  that  we
 should  not  allow  more  time  to  elapse
 without  the  country  without
 the  House.  knowing  what  the
 thinking  was  because.  on  a  Bill  like
 this,  the  more  consultations  you  have,
 the  greater  the  possibility  of  evolving
 an  acceptable  consensus  and,  there-
 fore.  we  thought  that  instead  of  alfaw-
 ing  this  session  to  elapse,  without  in
 troducing  the  Biil,  it  will  be  a  better
 ‘ides  to  introduce  the  Bill  so  thet
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 there  wilt  be  further  discussion  in  a
 joint  Committee,  there  will  be
 further  discussion  in  the  trade
 unions,  there  will  be  further  dis-
 cussion  in  seminars  wherever  such
 discussions  take  pluce,  to  mould  a
 national  consensus  on  this  issue.
 Therefore,  I  can  only  plead  guilty  to
 the  fact  that  we  did  not  want  to  lose
 more  time.  That  wus  the  only  rea-
 son  why  we  invoked  Direction  3498
 and  requested  for  the  permission  of
 the  Speaker  to  alle  us  to  ~:troduce
 the  Bill  in  this  fashion.

 Then,  he  made  some  reference  to
 me.  I  am  always  flattered  when  a  per-
 son  like  Mr.  Madhu  Limaye—he  is  a
 good  ojd  friend  of  mine—makes  a  re-
 ference  to  me.  It  at  least  shows  that  J
 am  not  beneath  notice.  He  said,  J  am
 over-burdened  with  two  Ministries
 and,  therefore,  he  did  not  know  how
 much  attention  I  am  able  to  pay  to
 what.  It  is  a  fact  that  I  am  in-charge
 of  two  portfolios.  My  good  friend  who
 is  absent  now  Mr.  Shyamnandan  Mish-
 ra,  asked  which  one  he  considered  to
 be  fit  for  me.  I  know,  he  avoided  an
 embarrassment  for  me  by  choosing  not
 to  reply....

 SHRI  MADHU  LAMAYE  :  If  you
 ask  my  opinion,  I  will  give  you  pri-
 vately.

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  I  do
 not  ask  your  opinion.  I  only  said,  he
 avoided  an  embarrassment  to  me  by
 declining  to  reply  and  left  it  to  me  to
 surmise  what  the  reply  migut  be.  !
 do  not  propose  to  answer  on  any  sur-
 mise.  The  question  of  opinions  about
 each  other  are  matters,  which,  I  think,
 should  not  be  the  subject  matter  of
 discussion  in  the  House,  because  opi-
 nions  tend  to  be  mutual.  As  far  ag  I
 am  concerned,  I  have  the  highest  res-
 pect  for  the  hon.  Member.

 Then,  the  main  point  which  I  think
 many  hon.  Members  made  about  legal
 competence  was  in  regard  to  the
 right  to  freedom  of  association.  That
 was  the  main  point.  Many  aspects  of
 the  quertion  were  referred  to,  but  the
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 main  point  was  the  right  to  freedom  of
 association.

 Now,  there  was  no  question  raised
 about  the  legal  competence  of  Parlis-
 ment  to  legislate  on  this  subject  be-
 cause  everybody  knows  that  under  En.
 tries  22  and  24,  Parliament  is  compe-
 tent  to  deal  with  this  subject.

 As  far  as  Art.  9(I)(c)  which  was
 referred  to,  is  concerned,  about  the
 freedom  to  form  associations  or  unions,
 I  would  humbly  beg  to  submit  that
 there  is  nothing  in  this  Bill,  as  it  ix
 going  to  be  introduced  in  the  House,
 which  mifitates  against  this  funde-
 mental  right.  Nowhere  is  it  said  that
 assoviations  cannot  be  formed.  Hon.
 Members  who  are  very  familiar  with
 the  Trade  Union  movement  as  well  as
 with  the  Constitution,  know  very
 well  that  there  is  a  difference  between
 the  right  to  form  an  association  and
 the  right  to  register  an  association
 under  a  particular  <Act,-—it  may  be
 registered  under  the  Charitable  So-
 cieties  Act  or  some  other  Act—,  the
 right  to  register  an  association  under
 the  Trade  Union  Act,  and  thirdly  the
 question  of  recognition—to  which  my
 triend  referred—,  fourtily  the  right  of
 collective  bargaining,  fifthly  the  iden-
 tification  of  the  bargaining  agent  an«,
 sixthly,  the  right  to  strike.  Now,  it  is
 not  faiy  tg  say  that  this  Bill  in  any
 way  restricts  the  right  of  association.
 That  is  a  sacred  right  enshrined  in  the
 Constitution  under  Art.  9  and  there
 will  be  no  effort  at  all  on  the  part  of
 the  Government  to  inhibit  that  right.
 (interruptions)

 Therefore,  it  will  be  wrong  to  say
 that  there  is  anything  in  this  Bill
 which  inhibits  the  right  of  association.

 Now,  on  the  question  of  registration.
 I  am  not  quite  clear.  I  do  not  ever
 know  whether  I  should  seek  your
 guidance  on  this  subject.  It  may  be
 embarrassing,  if  I  do  so  because,  in  the
 discussions,  not  only  was  legislative
 competence  brought  in  but  many  perti-
 culer  clauses  of  the  Bill  were  also
 brought  In.  If  I  try  to  deaf  with  al!
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 these  Clauses,  I  would  be  taking  much
 ‘of  the  time  of  the  House  and  going  to
 the  next  stage  of  the  Bill;  and  ig  I  do
 not  take  the  time  of  the  House  to
 deal  with  these,  it  may  lovk,  ou  tne
 record,  as  though  Government  has  no
 answer  to  these  points.  Therefore,  I
 seek  your  protection,  and  I  would  like
 to  say  that  if  I  do  not  answer  each  of
 these  points  which  I  do.  not  relate  to
 legislative  competence,  in  detail,  it  is
 not  because  there  are  no  valid  consi-
 derations  which  made  us  put  forward
 these  proposals,  but  because  we  believe
 this  is  not  the  stage  at  which  we  should
 enter  into  a  detailed  discussion  on  par-
 ticular  clauses.

 Now,  as  fay  as  the  right  to  strike  is
 concerned,  I  would  like  to  say  that
 the  Government  does  believe  that  there
 is  a  right  to  strike,  but  it  should  be
 a  peacefully  exercised.  My  hon.
 friend  Mr.  Madhu  Limaye  referred  to
 Chitale’s  book  or  something  and
 quoted  how  the  right  exists  in  England
 as  a  fundamental  right  but  he  himself
 was  very  fair  and  honest  in  admitting
 that  as  far  as  India  is  concerned  the
 Supreme  Court  has  not  held—per-
 haps  it  has  not  been  put  to  the  test
 and  perhaps  such  a  view  might  be  held
 by  the  Supreme  Court—that  the  right
 to  strike  is  a  fundamental  right.  Never-
 theless,  as  far  as  Government  is  Con-
 cerned  and  the  Janata  Party  is  concern-
 ed,  it  does  believe  that  the  right  to
 strike  is  the  ultimate  weapon  of  the
 working  cless.  This  was  said  on  the
 other  side  and  this  will  be  said  with
 equal  vehemence  on  this  side,  but  I
 would  like  to  point  out  to  the  Hon.
 Members  opposite  that  the  Hon.  Mem-
 bers  opposite  also  used  the  adjective
 ‘ultimate  weapon’....

 AN  HON.  MEMBER:  Last  weapon.

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  Last
 weapon  and  ultimate  weapon  per-
 haps  have  the  same  meaning.  There  is
 no  difference.  You  can  choose  a  mono-
 syllabic  word  and  I  may  use  a  multi-
 syllabic  word,  but  the  adjective  is  the
 same,  whether  it  is  the  ‘last  weapon’

 *
 ‘ultimate  weapon’  or  ‘final  weapon’.

 ould  you  like  to  add  some  other
 |
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 thing?  Then  add  it..  The  idea  would  be
 the  same.

 SHRIMATI  PARVATHI  KRISH-
 NAN:  The  only  weapon.

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  There
 the  cat  is  really  mewing.  I  would  have
 said  that  it  was  peeping  out  of  the
 bag,  but  the  hon.  Member  ducked;
 therefore,  I  only  say  that  the  cat  is
 mewing  and  not  peeping  out  of  the
 bag.

 This  Bill  does  not  take  away  the
 rigat  to  strike.  It  only  says  that,  before
 invoking  this  ultimate  weapon,  the
 other  steps,  the  other  methods,  should
 be  utilised;  there  should  be  negotia-
 tions,  there  should  be  conciliation,
 there  should  be  an  attempt  at  arbitra-
 tion...  .

 SHRI  VAYALAR  RAVI  :  For  how
 many  years?

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  We
 can  come  to  that.

 Ig  all  these  fail,  then  in  most  cases
 resort  to  strike  is  possible.  It  is  not  rul.
 ed  out.  But  is  it  wrong  to  say  that,  in
 the  interest  of  the  society,  every  effort,
 must  be  made  tp  settle  disputes  peace-
 fully?  Is  it  wrong  to  say  that  a  peace-
 ful  effort  should  be  made?  That  must
 be  your  view.  But  that  is  not  our
 view.  I  do  not  think  anybody  serious-
 ly  argues  or  anybody  will  have  the
 gumption  tp  say,  that  no  peaceful
 effort  should  be  made.  Whatever
 might  be  in  one’s  mind,  nobody  would
 say—and  I  am  sure  the  hon,  Member
 also  does  not  say——that  no  effort  should
 be  made  for  the  peaceful  settlement
 of  disputes,  What  this  Bill  provides
 for  is  only  a  machinery  that  will  at-
 tempt  to  achieve  a  peaceful  solution
 of  the  disputes.

 Another  complaint  has  been  that
 this  machinery  for  ‘the  peaceful  set-
 tlement  of  disputes  takes  a  long  time.
 My  hon.  friend,  Mr.  Vayalar  Ravi,  re-
 ferred  tp  it.  There  are  cases  where
 the  existing  machinery  has  taken  ter
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 wears.  And  everybody  knows  that  the
 worker  does  not  have  the  staying
 power.  The  management  may  have,
 the  employer  may  have,  but  the  em-
 ployee  does  not  have.  Therefore,  there
 must  be  a  time-bound  method  of  seving
 that  an  individual  or  collective  dispute
 is  settleg  peacefully,  the  labour  courts
 function  in  such  a  manner  that  dis-
 putes  which  are  brought  before  them
 are  settled  soon.  It  is  true  that  a  cer-
 tain  suggestion  hag  been  made  in  this
 Bill.  I  am  here  bordering  on  discuss-
 ing  details.  I  shall  not  go  further.
 Certain  periods  have  been  mentioned.
 They  can  be  abridged.  But  that  is  no
 reason  to  take  objection  to  the  whole
 Bill  or  to  say  that  it  is  anti-working
 class.  Today  it  takes  ten  years.  This
 Bill  suggests  two  months.  I  am  gure
 there  is  some  difference  between  120,
 ‘months  and  two  months.  Even  if  two
 manths  are  supposed  to  be  a  long
 period,  if  it  goes  tv  «  Select  Commit-
 tev  if  the  House  permits  introduction
 ot  this  Bill,  certainly  you-can  bring  it
 down  further.  It  is  open  to  the  House
 to  do  so.  it  is  open  to  the  Committee
 to  do  yo.  But  to  say  that  this  is  taking
 industrial  relations  back  to  the  days  of
 Methusalah  or  Jambawan,  #8  my  hon.
 friend  opposite  may  like  to  say,  speaks
 volumes  for  the  imaginative  capacity
 of  the  hon.  Member.  but  does  not
 speak  very  much  for  his  perspicacity
 in  understanding  the  contents  of  this
 Bill.

 Then  the  question  was  raised  about
 the  right  to  strike  in  certain  cases.
 ‘My  hon.  friends  pointed  out  to  a  sche-
 dule  and  said  that  everything  would  be
 put  in  the  schedule.  May  I  try  at  this
 atage  only  to  present  the  rationale  of
 it  before  you?  Because  this  House  has
 every  right  tg  change  it.  But  the  ra-
 tionale  is  this.  Today  it  is  said  that,
 when  a  strike  is  about  to  materialise
 or  when  a  atrike  has  started,  an  effort
 is  made  to  invol®  certain  clauses  of
 the  existing  Act,  declare  the  undertak.
 ing  at  a  public  utility  service  and  ban
 the  strike;  this  is  being  done  today.
 Think  for  a  moment—I  am  only  asking
 you  to  think;  you  may  reject  it;  but
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 is  it  wrong  to  ask  you  to  think?
 whether  this  is  a  better  alternative.
 You  say,  on  the  other  hand,  that  you
 must  be  able  to  know  in  advance  what
 is  essential  for  society  and  what  is
 nol  essential.  May  be.  supply  of  drink.
 ing  water  is  essential  may  be,  supply
 of  electricity  is  essential;  hospitals  may
 be  essential  as  my  distinguished  friend,
 Mr.  Ugra  Sen,  says.  There  may  be
 certain  services  which  should  never  be
 vulnerable  for  society.  It  is  conceiv-
 able.  It  is  arguable.  Such  a  ouse  can
 be  presented.  It  cannot  be  dismissed
 as  illogical  or  anti-working  class  be-
 cause  electricity  is  required  for  the
 working  class  as  well.  Drinking  water
 is  required  for  the  working  class  as
 well.  It  ig  a  common  need  of  the  go-
 ciety,  Therefore,  if  it  is  said  that  u
 right  can  be  exercised,  but  it  should
 be  exercised  in  such  a  manner  that
 there  is  an  effort  at  reconciliatiqn  bet-
 ween  the  right  of  un  individual  or  a
 group  and  the  paramount  right  of
 the  society  or  the  State  to  exist,  if  it  is
 to  guarantee  those  individual  rights,  I
 beg  to  submit  that  there  is  nothing
 iNogical,  there  is  nothing  ante-diluvian
 and  there  is  nothing  anti-working  class
 in  it.  Why  are  you  shying  away  from
 that  consideration?  Certainly  have  a
 strike.  But  if  the  strike  should  mean
 that  people  should  dic  on  the  opera-
 tion  table  and  that  for  days  on  end,
 people  should  be  locked  up  in  lifts  be-
 cause  lifts  do  not  work  since  clectri-
 city  workers  have  gone  on  strike,  then
 certainly  not  only  the  workers  and
 the  employers  but  every  child,  every
 adult  and  every  citizen  is  concerned.
 There  must  be  same  protection,  there-
 fore,  some  method  of  reconciliation
 between  the  night....  (Interruptions)
 No,  no.  I  do  not  yield,  You  have  had
 your  say.  [  heard  yeu  and  you  will  now
 hear  me.  There  must  be  some  recon-
 ciliution  between  the  rights  of  the  in-
 dividual  and  the  group  and  the  80-
 ciety.  There  is  nothing  wrong.  It  is
 heing  said....

 SHRI  VAYALAR  RAVI:
 Madhu  Limaye  there?

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  I  am
 not  called  upon  to  reply.

 Is  Mr.
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 ‘SHRI  RAVINDRA  VARMA  :  I  hope
 you  will  hear  me....  (Interruptions)

 SHRI  C.  K.  CHANDRAPPAN  :  You
 look  kike  Indira  Gandhi,

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  Do  I?
 I  do  not  know  in  what  way.  Perhaps
 I  teok  too  pretty  for  your  eyes,  and
 perhaps  it  is  your  old  affection  for
 Indira  Gandhi  which  is  asserting  itself.

 (Interruptions)  No,  your  affec-
 tion  might  have  changed  with  oppor-
 tunism.  Mine  has  been  consistent  op-
 position.  Please  do  not  provoke  me
 to  say  things  which  I  do  not  want  to
 say....

 SHRIMA\TI  PARVATHI  KRISH-
 NAN:  Having  already  said  it...  .

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  Having
 said  it,  I  say  I  may  be  provoked  to
 say  more.

 l.was  told  that  this  Bill  is  going  back
 and  is  anti-working  class.  1  do  not
 want  to  take  the  time  of  the  House.
 I  just  want  to  point  out  one  or  two
 things.  As  I  submitted  earlier,  this
 Bill  is  not  a  Bill  to  be  taken  in  isola-
 tion  but  it  should  be  taken  with  the
 other  Bills  which  are  also  on  tie  Order
 Paper  to-day.  If  you  look  at  them
 together,  you  wil]  see  that  protection
 has  been  extended  to  many  new  areas
 where  there  was  no  protection  in  the
 past  at  all.  Now,  in  regard  to  security
 of  service,  in  regard  te  service  condi-
 tions,  in  regard  to  the  machinery  for
 settlement  of  individual  grievances.
 direct  reference  to  the  Labour  Courts
 in  individual  cases,  the  time-frame  to
 avoid  inordinate  delays  in  the  disposal
 of  suits,  larger  quantum  of  lay-off
 compensation  to  a  larger  sector  of  the
 working  class,  more  powers  to  the
 Labour  Tribunals  including  the  power
 to  summon  and  to  grant  interim  relief,
 liberalised  previsions  for  subsistence
 sNowance—in  every  respect  you  will
 see  that  there  is  an  advance  from  the
 past  ang  you  cannot  deny  it,  if  you
 have  read  the  Bill.  I  agree  with  my
 non.  friend,  Shri  Madhu  Limuye,  that
 if  the  Government  had  circulated  the
 Bill  earlier,  there  would  have  been
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 more  time,  and  perhaps  some  of  these
 apprehensions  might  not  have  been
 voiced.  I  plead  guilty  to  that.

 Now,  I  do  not  think  |  should  refer
 to  many  other  individual  points  that
 have  been  raised.  I  think  I  have  said
 enough  to  say  that  this  is  not  outside
 the  legislative  competence  and  this
 is  not  anti-working  class....

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  You  have
 not  even  referred  to  it.  When  the
 point  of  legislative  competence  is
 taken,  it  can  be  taken  on  the  ground
 that  it  is  violative  of  Art,  ‘18(2)  or  on
 the  ground  that  it  is  violative  of  Art.
 246.  The  point  here  is  that  the  clause
 which  I  read  out  and  the  clause  which
 my  friend,  Shri  Chitta  Basu  read  out
 is  violative  of  the  fundamental  rights.
 You  have  not  met  that  point  at  all.

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  i9—~I
 have  said.

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  This  is
 undue  interference  by  the  Registrar  in
 the  conduct  of  the  strike  ballot  or
 choosing  of  the  office-bearers  of  the
 Union.  You  answer  that.  This  is  not
 a  reasonable  restriction  at  all.

 SHRI  CHITTA  BASU:  You  take
 away  the  right  of  conducting  the  busi-
 ness  of  the  Union  without  interference.

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  Sir,  I
 do  not  think  my  hon.  friend  is  right
 when  he  gays  that  the  provision,  as  it
 exists,  takes  away  the  right  of  that
 kind.  If  there  is  any  and,  if  we  find
 on  examirtion  or  if  the  Committee
 finds  on  examination  that  there  is  such
 a  restriction,  surely,  it  can  be  altered.
 But,  our  own  study  along  with  legal
 experts  whose  services  the  Government
 can  command,  has  not  led  us  to  any
 such  conclusion.  But,  if  it  is  found,  on
 examination,  that  there  is  any  such
 restriction,  if  the  Bill  is  introduced
 and  if  Ht  is  referred  to  a  select  Com-
 mittee,  of  course,  the  Committee  can
 consider  that  and  remove  anything
 which  it  regards  as  obnoxious  or  un-
 satisfactory.  That  is  always  possible.
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 Therefore,  with  these  words,  I  would

 once  again  beg  of  the  House  not  to
 oppose  the  introduction  of  a  Bill  of

 ‘this  kind  but  to  amend  it  wherever
 they  find  that  there  is  something
 wrong,  something  objectionable.  That
 can  be  done  in  the  Select  Committee.

 Therefore,  I  will  pray  of  the  House
 not  to  oppose  the  introduction  of  the
 Bill.

 MR.  CHAIRMAN:  Now,  it  js  the
 accepted  practice,  as  pointed  out  by
 the  hon.  Members  that  the  Speaker
 does  not  give  any  ruling  on  the  point
 of  order  or  on  whether  the  Bill  is  con-
 stitutionally  within  the  legislative
 competence  of  the  House  or  not.  The
 House  also  does  not  take  a  decision  on
 the  specific  issue  on  vires  of  a  Bill.  It
 ig  open  to  Members  to  express  their

 views  in  matters  and  address
 arguments  for  or  against  the  vires,  the
 consideration  of  it  by  the  House.  This
 has  been  done.  The  Members  take
 this  aspect  into  account  in  voting  on
 the  motion  for  leave  to  the  introduc-
 tion  of  the  Bill  or  on  the  subsequent
 motion  on  the  Bills.

 So  I  shall  put  the  motion  for  leave
 to  the  introduction  of  the  Bill.  The
 Motion  reads  like  this.

 The  question  is  ३
 “That  leave  be  granted  to  intro.

 duce  a  Bill  to  consolidate  and  amend
 the  law  relating  to  the  registration
 of  trade  unions  of  employees  and
 employers,  the  rights  and  liabilities
 of  registered  trade  uniong  and  set-
 tlement  of  trade  union  disputes,  the
 conditions  of  employment  of  em-
 Ployees  and  the  investigation  and
 settlement  of  disputes  between  em
 ployees  employed  in  industrial  estab.
 lishment  or  undertakings  and  their
 employers,  and  for  matters  connect-
 ed  therewith  or  incidental  thereto,
 with  a  view  to  promoting  healthy
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 industrial’  relations  leading  to  ac-
 celerated  economic  development  and
 social  justioe.”

 The  motion  was  adopted,
 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  Sir,  [

 introduce  the  Bill.

 44.59  hours,

 HOSPITALS  AND  EDUCATIONAL
 INSTITUTIONS  (CONDITIONS  OF
 SERVICE  OF  EMPLOYEES  AND
 SETTLEMENT  OF  EMPLOYMENT

 DISPUTES)  BILL*  ५
 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-

 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA):  I  move
 for  leave  to  introduce  a  Bill  to  con-
 solidate  and  amend  the  law  relating
 to  the  conditions  of  service  of  em-
 ployees  employed  in  hospitals  and
 educational  institutions  with  a  view  to
 securing  the  welfare  of  such  employees
 and  for  the  investigation  and  set-
 tlement  of  disputes  between  such  em-
 ployces  and  their  employers,  and  for
 matters  connected  therewith  or  inci-
 dental  thereto,

 MR.  CHAIRMAN:  Motion  moved;
 “That  leave  be  granted  to  inito-

 duce  a  Bill  to  consolidate  and
 amend  the  law  relating  to  the  con-
 ditions  of  service  of  employees
 employed  in  hospitals  ang  educa-
 tional  institutions  with  a  view  to
 securing  the  welfare  of  such  em-
 ployees,  and  for  the  investigation
 and  settlement  of  disputes  between
 such  employees  and  thelr  employ-
 ers,  and  for  matters  connected  there-
 with  or  incidental  thereto.”

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYYA
 (Serampore):  Sir,  this  Bill  has  been
 circulated  only  today.  How  will  you
 expect  that  the  House  wili  accept  it?
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